प्रधान मंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई)
पृ‍ष्‍ठभूमि/उद्देश्‍य 
हमारे देश में रसोई गैस की उपलब्‍धता पारंपरिक रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी। धीरे-धीरे यह छोटे शहरों/कस्‍बों में मध्‍यम वर्ग की आबादी तक पहुंच गई। किंतु, गरीबों को रसोई गैस उपलब्‍ध नहीं है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं को खाना बनाने के दौरान प्रदूषणकारी ईंधनों का उपयोग करने के चलते धु्एं के अभिशाप को झेलना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई में खुली आग का होना एक घंटे में 400 सिगरेटें जलाने के बराबर है। 
महिलाओं के सामने आ रही इस समस्‍या का समाधान रसोई ईंधन के रूप में एलपीजी का व्‍यापक तौर पर उपयोग है। बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्‍शन प्रदान करने से देश में रसोई गैस की समग्र उपलब्‍धता सुनिश्चित होगी। इस उपाय से महिलाएं सशक्‍त होंगी और इससे उनके स्‍वास्‍थ्‍य की रक्षा होगी। इससे खाना बनाने के कार्य में होने वाली नीरसता और इसमें लगने वाले समय में कमी आएगी। इससे ग्रामीण युवाओं को रसोई गैस की आपूर्ति के कार्य में रोजगार भी मिलेगा। 
देश में गरीब परिवारों को स्वच्‍छ रसोई ईंधन उपलब्‍ध करवाने के उद्देश्‍य से सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों की महिलाओं को बगैर जमानत राशि के नए एलपीजी कनेक्‍शन उपलब्‍ध करवाने के लिए प्रधान मंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) शुरू की है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिनांक 01 मई, 2016 को बलिया, उत्‍तर प्रदेश में यह योजना शुरू की थी। 
लाभ 
स्‍वास्‍थ्‍य - रसोई ईंधन के रूप में एलपीजी के प्रावधान से ईंधन की लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले जैसे रसोई ईंधनों के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने से होने वाली स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी समस्‍याओं (जैसे श्‍वसन संबंधी तथा नेत्र रोग) को दूर करने में मदद मिलती है। 
अर्थव्‍यवस्‍था – इससे महिलाओं की आर्थिक उत्‍पादकता बढ़ेगी, ईंधन की लकडि़यां इकट्ठा करने के कार्य से जुड़ी नीरसता को दूर करके उनके जीवन की गुणवत्‍ता  में सुधार होगा और उन्‍हें समय पर रसोई ईंधन उपलब्‍ध नहीं होने की समस्‍या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 
पर्यावरण  - वनों की कटाई में कमी और गाय का अमूल्‍य गोबर रसोई ईंधन में उपयोग किए जाने के स्थान पर कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए उपलब्‍ध होगा। जिससे कार्बन डायऑक्‍साइड उत्‍सर्जन में कमी आएगी।  
कार्यान्‍वयन 
प्रधान मंत्री उज्‍ज्वला योजना (पीएमयूवाई) को वितरकों और 3 तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज), नामत: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिंदुस्‍तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) के माध्‍यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। सभी पणधारकों के बीच समन्वय करने तथा योजना को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए ओएमसीज में से एक का प्रतिनिधित्‍व करने वाले जिला नोडल अधिकारी को नामांकित किया जाता है। 
लाभार्थियों की पहचान  
योजना के अनुसार पात्र बीपीएल परिवार लाभार्थी की पहचान प्रारंभ में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के उपलब्‍ध आंकड़ों के जरिए की गई थी। 8000 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ प्रारंभिक लक्ष्‍य 5 करोड़ निर्धारित किया गया था। सरकार ने हाल ही में लक्ष्‍य को 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है। बढ़े हुए लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए सरकार ने लाभार्थियों की पहचान हेतु एसईसीसी सूची के अलावा निम्‍नलिखित श्रेणियों को शामिल किया है :- 
i. सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन‍जाति परिवार। 
ii. पीएमएवाई (ग्रामीण) के लाभार्थी। 
iii. अंत्‍योदय अन्न योजना (एएवाई)। 
iv. वनवासी। 
v. अति पिछड़े वर्ग (एमबीसी)। 
vi. चाय बागान और पूर्व चाय बागान जन‍जातियां। 
vii. द्वीपों/नदी द्वीपों में रह रहे व्‍यक्ति।  
निबंधन और शर्तें 
पीएमयूवाई के तहत वयस्‍क महिलाओं के नाम पर एलपीजी कनेक्‍शन जारी किए जाते हैं बशर्तें परिवार की किसी महिला सदस्‍य के नाम पर कोई एलपीजी कनेक्‍शन पहले से नहीं हो। 
नकद सहायता 
इस योजना के तहत सरकार बीपीएल परिवारों की महिला सदस्‍य को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्‍शन उपलब्‍ध करवाती है जिसमें सिलिंडर और प्रेशर रेग्‍यूलेटर के संबंध में जमानत राशि, डीजीसीसी कार्ड, सुरक्षा होज और प्रशासनिक/कनेक्‍शन लगाने से संबंधित प्रभार शामिल है और सरकार 14.2 कि.ग्रा. और 5 कि.ग्रा. सिलिंडर के नए कनेक्‍शन के लिए 1600 रुपए तक का व्‍यय वहन कर रही है। लाभा‍र्थी चूल्हे और पहले सिलिंडर की खरीद की लागत वहन करता है। लाभार्थी के पास यह विकल्‍प है कि वह चूल्‍हा अथवा पहला सिलिंडर अथवा दोनों ही ओएमसीज से शून्‍य ब्‍याज दर पर ऋण आधार पर ले सकता है जिसकी वसूली लाभार्थी को प्राप्‍त होने वाली राजसहायता से की जाती है। ऋण की वसूली शुरू के 6 सिलिंडरों की राजसहायता से नहीं की जाती है। 
कनेक्‍शन का वितरण
डिस्‍ट्रीब्‍यूटर संभाव्‍य लाभार्थियों तक पहुंच बनाते हुए विशेष नामांकन अभियान का आयोजन करते रहे हैं । संभाव्‍य ग्राहक भी नजदीकी एलपीजी डिस्‍ट्रीब्‍यूटर के पास जा सकते हैं और आवश्‍यक दस्‍तावेज, केवाईसी फार्म आदि के साथ-साथ निर्धारित प्रपत्र प्रस्‍तुत कर सकते हैं। संभाव्‍य लाभार्थी के एएचएल-टिन, आधार नंबर और बैंक खाते का उपयोग करके डी-डुप्‍लीकेशन की कार्रवाई की जाती है। 
ओएमसीज ने सभी 676 जिलों के लिए 3 ओएमसीज में से एक ओएमसी से जिला नोडल अधिकारियों (डीएनओ) को नियुक्‍त किया है। डीएनओज के सहयोग से स्‍थानीय स्‍तर पर कैंपों का आयोजन किया जाता है जिसमें पीएमयूवाई के तहत जन समारोह के रूप में एलपीजी कनेक्‍शनों का वितरण किया जाता है। 
प्रमुख उपलब्‍धि 
इस योजना से 3.57 करोड़ से अधिक बीपीएल परिवार लाभान्वित हुए हैं और एलपीजी कवरेज, जो दिनांक 01.04.2016 की स्‍थिति के अनुसार 61.9% थी, 80% से अधिक हो गई है। लाभान्वित लाभार्थियों में 44% लाभार्थी (1.57 करोड़) एससी/एसटी श्रेणियों के हैं। राज्‍य/यूटी-वार ब्‍यौरे अनुलग्‍नक में दिए गए हैं। 
इस योजना में 3 करोड़ के निर्धारित लक्ष्‍य की तुलना में 3.51 करोड़ कनेक्‍शन जारी करने के साथ ही वित्त वर्ष 2016-17 में और 2017-18 में इसके लक्ष्‍य को प्राप्‍त कर लिया गया और इससे अधिक उपलब्‍धि हासिल हुई है। 
इससे सिलिंडरों, होज पाइप, रेगुलेटरों, स्‍टोव आदि की आपूर्ति में संलग्‍न एमएसएमई विनिर्माण इकाइयों को बहुत बढ़ावा मिला है। इस योजना को उद्देश्‍य सामाजिक बदलाव के स्रोत और महिला सशक्‍तिकरण के एक कारक के तौर पर देखा गया है। 
फीड बैक
ओएमसीज द्वारा पीएमयूवाई ग्राहकों के लिए एक विशेष वेबसाइट नामत: www.pmujjwalalyojna.com  तैयार की गई है। पीएमयूवाई ग्राहकों के लिए जून, 2016 से एक विशेष टोल फ्री नंबर 18002666696 कार्य कर रहा है। पीएमयूवाई ग्राहक अपने प्रश्‍नों और शिकायतों को भेज सकते हैं अथवा अपना फीडबैक दे सकते हैं। 
एलपीजी पंचायत 
प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत (पीएमएलपी) विभिन्‍न विषयों जैसे एलपीजी के सुरक्षित उपयोग, पर्यावरण के लिए इसका लाभ, महिला सशक्तिकरण और महिला स्‍वास्‍थ्‍य पर ग्रामीण एलपीजी प्रयोक्‍ताओं के लिए पारस्‍परिक बातचीत का एक मंच है। इस मंच का उपयोग उपभोक्‍ताओं को स्‍वच्‍छ रसोई ईंधन के रूप में एलपीजी का निरंतर उपयोग करने के लिए प्रोत्‍साहित करने के उद्देश्‍य से भी किया जाता है। 
प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत की शुरुआत दिनांक 23.09.2017 को गांधीनगर, गुजरात में की गई थी। हाल ही में इसका आयोजन राष्‍ट्रपति भवन में किया गया था और इस आयोजन में देश के विभिन्‍न हिस्‍सों से प्रधानमंत्री उज्‍ज्‍वला योजना (पीएमयूवाई) की 100 से अधिक महिला लाभार्थियों ने भाग लिया था। 
प्रत्‍याशित परिणाम
· प्र‍तिभागियों से उनकी खपत पद्धति के बारे में बातचीत करने से उनकी रीफिल खपत को समझने और एलपीजी के उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। कनेक्‍शन जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि पूरी कर चुके पीएमयूवाई उपभोक्‍ताओं की रीफिल खपत के पैटर्न के अनुसार औसत प्रतिव्‍यक्ति खपत लगभग 4.32 सिलिंडर (14.2 कि.ग्रा.) है। 
· एलपीजी की पंचायत से नए उपभोक्‍ताओं को यह जानने में मदद मिलेगी कि क्‍या उम्‍मीद की जाए और साथ ही इससे वितरक अपने नए ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। 
· उज्‍ज्वला कार्यक्रम के कार्यान्‍वयन में ‘सुरक्षा सर्वोपरि’ को महत्‍वपूर्ण माना गया है। एलपीजी पंचायत के जरिए प्रतिभागी एलपीजी के सुरक्षित और जिम्‍मेदाराना उपयोग के बारे में जान सकेंगे और साथ ही एलपीजी के उपयोग के लिहाज से सुरक्षित बनाने के लिए अपने खाना बनाने के स्‍थान में अपेक्षित बदलाव शुरू करेंगे। 
	अनुलग्‍नक 

	दिनांक 10.4.2018 की स्थिति के अनुसार जारी किए गए राज्‍यवार पीएमयूवाई कनेक्‍शन 

	
	राज्‍य
	जारी किए गए कनेक्‍शन

	
	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
	1,715

	
	आंध्र प्रदेश
	80,052

	
	अरुणाचल प्रदेश
	6,402

	
	असम
	11,36,973

	
	बिहार
	49,25,227

	
	छत्तीसगढ़
	19,56,402

	
	दादरा और नगर हवेली
	11,437

	
	दमन और दीव
	203

	
	दिल्ली
	781

	
	गोवा
	984

	
	गुजरात
	12,70,946

	
	हरियाणा
	3,57,530

	
	हिमाचल प्रदेश
	29,972

	
	जम्मू और कश्मीर
	3,73,537

	
	झारखंड
	12,08,475

	
	कर्नाटक
	9,12,326

	
	केरल
	38,966

	
	लक्षद्वीप
	154

	
	मध्य प्रदेश
	33,24,477

	
	महाराष्ट्र
	18,85,222

	
	मणिपुर
	33,202

	
	मेघालय
	37,602

	
	मिजोरम
	904

	
	नगालैंड
	9,263

	
	ओडिशा
	23,16,285

	
	पुदुच्‍चेरी
	2,664

	
	पंजाब
	3,83,376

	
	राजस्थान
	26,31,057

	
	सिक्किम
	687

	
	तमिलनाडु
	10,26,336

	
	तेलंगाना
	41

	
	त्रिपुरा
	48,247

	
	उत्तर प्रदेश
	64,95,304

	
	उत्तराखंड
	1,37,562

	
	पश्चिम बंगाल
	50,66,565

	 
	योग
	3,57,10,876


